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पूजा स्थल एक्ट 

 हाललया संदर्भ : 

 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने परेू देश की दीवानी अदालतों को यह आदेश ददया ह ैदक वे दकसी भी पजूा–स्थल के 

स्वादमत्व को चुनौती देने वाली यादचकाओ ंपर दवचार न करें , जब तक दक इस संबंध में अगला आदेश न जारी 

दकया जाए। 

 भारत के CJI संजीव खन्ना की अगुआई वाली पीठ पजूा स्थल एक्र्, 1991 (Worship Place Act, 1991) से संबंदधत 

यादचकाओ ंकी समीक्षा कर रही थी। 

 

 मखु्य बातें : 

 SC का यह आदेश चल रहे मुकदमों एवं भदवष्य में आने वाले मामलों पर भी लाग ूहोता ह।ै 

 यह आदेश दीवानी अदालतों को मामलों को पंजीकृत करने से भी रोकता ह।ै 

 इस आदेश के बाद दीवानी अदालतें सवेक्षण का आदेश नहीं दे सकती तथा भारतीय पुरातत्व सवेक्षण (ASI) से 

ररपोर्ट नहीं मांग सकती। 

 SC ने कहा दक इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती ह ैदक यह धमटदनरपेक्षता और काननू के 

संवधैादनक दसद्ांतों का उल्लंघन करते हैं। 

 यादचकाकताटओ ंने इस काननू को मुख्यतः दो आधार पर चुनौती दी ह ै:– 

1. यह काननू पाररत होने के मौजदू दावों को समाप्त करके न्यादयक समीक्षा की शदि को कम करता ह।ै 



2. यह धादमटक चररत्र को दनधाटररत करने के दलए 15 अगस्त 1947 को Cut–Off दतदथ के रूप में मान्यता नहीं देती ह।ै 

 

 Worship Place Act, 1991 : 

 यह मुख्यत: अयोध्या के राम मंददर दववाद के संदभट में लाया गया था। 

 यह एक्र् पजूा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता ह ैतथा प्रावधान करता ह,ै 15 अगस्त 1947 को दजस धादमटक 

स्थल की जसैी चररत्र थी, वह कायम रखी जाएगी। 

 इस एक्र् (दवशेष प्रावधान) की धारा–3, दकसी भी स्थल को आंदशक या पणूट रूप से दकसी अन्य चररत्र वाले रूप में 

पररवदतटत करने पर रोक लगाती ह।ै 

 इस एक्र् की धारा–4(1) यह प्रावधान करती ह ैदक पजूा स्थलों की दस्थदत 15 अगस्त 1947 वाली अपररवदतटत रहेगी। 

 धारा–4(3) इस एक्र् के अपवाद को बताती ह ैतथा प्रावधान करती ह,ै प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और 

अवशेष एक्र्, 1958 द्वारा शादसत होने वाले प्राचीन और ऐदतहादसक इमारत इस शे्रणी से बाहर ह।ै 

 साथ ही यह एक्र् उन दववादों पर लाग ूनहीं होता ह,ै जो पहले ही सुलझ चुके हैं। 

 धारा–5 प्रावधान करता ह ैदक राम जन्मभदूम दववाद भी इस एक्र् में शादमल नहीं होगा। 

 2019 में अयोध्या मामले में 5 सदस्यीय संवधैादनक पीठ ने यह फैसला ददया था दक Worship Place Act, 1991 

“संदवधान के मलू ढांचे” में शादमल ह।ै 

 

 Bastic Structure Doctrine : 

 Basic Structure यादन मलू ढांचा दसद्ांत न्यादयक समीक्षा का एक रूप ह।ै  

 इनका उपयोग न्यायालय द्वारा दकसी काननू की वधैता का परीक्षण के दलए दकया जाता ह।ै 

 यह दसद्ांत SC ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 7–6 के बहुमत से ददया था। 

 पीठ ने फैसला सुनाया दक “मलू ढांचा” का दसद्ांत अपररवतटनीय ह ैएवं इसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं दकया जा 

सकता ह।ै 

 अगर कोई काननू मलू ढांचे दसद्ांत के दवपरीत होती ह,ै तो उसे असंवधैादनक करार ददया जाता ह।ै 

 SC ने कहा था दक इसकी कोई दवस्ततृ सचूी नहीं ह,ै हालांदक इसे संदवधान के मलू दवशेषताओ ंके रूप में समझा जा 

सकता ह।ै 

 इसमें न्यादयक समीक्षा, संघवाद, काननू के शासन आदद को शादमल दकया जा सकता ह।ै 

 


